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06 फरवरी, 2024 को उत्तर देने के ललए 

एफपीआई में कोल्ड चेन में वृद्धि 

674. श्री अण्णासाहेब शांकर जोले्ल: 

 क्या खाद्य प्रसांस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करें गे लकिः 

(क) क्या सरकार का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफपीआई) को बढावा देने की दृलि से कनााटक राज्य में 

कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन क्षमता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव हैं ; 

(ख) यलद हां, तो ततं्सबंधी ब्यौरा क्या है; और  

(ग) यलद नही,ं तो इसके क्या कारण हैं? 

उत्तर 

खाद्य प्रसांस्करण उद्योग राज्य मांत्री 

(सुश्री शोभा करांदलाजे) 

 

(क) से (ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अंबे्रला योजना प्रधानमंत्री लकसान संपदा 

योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतगात एकीकृत शीत शंखला एवं मूल्य वधान अवसंरचना योजना लागू कर 

रहा है। योजना का उदे्दश्य गैर-बागवानी उत्पादो,ं डेयरी, मांस, पोल्ट्र ी और मरीन/मछली (झीगंा को 

छोड़कर), फसलोत् तर नुकसान को कम करने के ललए फामा गेट से उपभोक्ता तक लबना लकसी रुकावट के 

एकीकृत शीत शंखला, परररक्षण और मूल्य वधान अवसंरचना सुलवधाएं प्रदान करना है। 

  

इस योजना की प्रकृलत मांग आधाररत है। इस योजना के अंतगात लाभ प्राप् त करने हेतु पात्र 

संस्थाओ ं में व्यद्धक्तयो ं के साथ-साथ इकाई/संगठन जैसे लकसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), लकसान 

उत्पादक कंपलनयां, गैर-सरकारी संगठन, सावाजलनक के्षत्र के उपक्रम, फमा, कंपलनयां आलद शालमल हैं, 

लजनकी शीत शंखला समाधानो ंमें व्यावसालयक रुलच है तथा जो आपूलता शंृ्खला का प्रबंधन करते हैं। 

  

योजना के घटक फामा लेवल इंफ्रास्टर क्चर के लनमााण, प्रसंस् करण कें द्र, लवतरण कें द्र, रेलफ्रजरेटेड 

वैन/रेलफ्रजरेटेड टर क/इंसुलेटेड वैन/मोबाइल इंसुलेटेड टैंकर हैं। यह योजना एक स्टैंडअलोन घटक के रूप 

में लवलकरण सुलवधा के लनमााण में भी सहायता करती है। यह योजना खेत स्तर पर शीत शंृ्खला बुलनयादी 

ढांचे के लनमााण पर लवशेष जोर देने के साथ पररयोजना लनयोजन में लचीलेपन की अनुमलत देती है। 

  

योजना के अंतगात, एमओएफपीआई सामान्य के्षत्रो ंमें पररयोजनाओ ंके ललए पात्र पररयोजना लागत 

की 35% की दर से और दुगाम के्षत्रो ं में पररयोजनाओ ं के साथ-साथ एससी/एसटी, एफपीओ और स्वयं 

सहायता समूह के अधीन पररयोजनाओ ंके ललए पात्र पररयोजना लागत की 50% की दर से प्रलत पररयोजना 

अलधकतम 10 करोड़ रुपये तक अनुदान सहायता प्रदान करता है। अब तक, एमओएफपीआई ने 

कनााटक राज्य में 0.39 लाख मीलटर क टन (एलएमटी) परररक्षण क्षमता और 8.14 एलएमटी प्रसंस्करण 

क्षमता प्रलत वषा तैयार करने के ललए 12 पररयोजनाओ ंको मंजूरी दी है। इन पररयोजनाओ ंसे 1.14 लाख 

लकसानो ंको लाभ होगा और 7200 लोगो ंके ललए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं । 
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